
Regarding CBI inquiry into alleged irregularities in utilisation of funds under 
PM Poshan Scheme in West Bengal ? laid

 

   श्री खगेन मुमु	 (  माल्दहा उत्तर):    पश्चि�म बंगाल में पीएम-        पोषण के घटि�या काया	न्वयन एवं अनिनयमिमतताओं की
               ओर सरकार का ध्यान लाना चाहता हंू। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में रहने वाली भारत जनसंख्या 2015-16 में

24.85%   से घ�कर 2019-21  में 14.96%  हो गई,  जो पीएम-       पोषण जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष
  परिरणाम है। पीएम-      पोषण योजना देश भर के 11.2       लाख से अमि<क स्कूलों में कक्षा 1  से 8   तक नामांनिकत
 लगभग 11.8      करोड़ छात्रों को कवर करती है।

हालाँनिक,     पश्चि�म बंगाल के संदभ	 में,             योजना के काया	न्वयन में गंभीर मुदे्द सामने आए हैं। पश्चि�म बंगाल सरकार
     पर पंचायत चुनाव के लिलए पीएम-              पोषण फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है और लिशक्षा मंत्रालय ने ऐसी

'  निवत्तीय निवसंगनितयों'                 के लिलए सरकार को पत्र लिलखा है। मीनिडया रिरपो�	 में बताया गया है निक स्थानीय प्रशासन
 द्वारा '100       करोड़ रुपये से अमि<क मूल्य के 16       करोड़ से अमि<क मध्याह्न भोजन की 'अनित-      रिरपो�	 की जा रही है।
         लिशक्षा मंत्रालय ने भारत के निनयंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)         से पश्चि�म बंगाल में निपछले तीन निवत्तीय वषO

            में पीएम पोषण योजना के काया	न्वयन की निवशेष ऑनिड� के लिलए भी कहा,       मैं लिशक्षा मंत्री से अनुरो< करना
                  चाहंूगा निक पश्चि�म बंगाल के बच्चों को इस अनिनश्चि�त स्थिस्थनित से बचाने के लिलए सीबीआई जांच सनिहत गंभीर
   कार	वाई की जाए।  

 


